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जिसका उत्‍तर 19 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....
पोलावरम परियोजना में हेड वर्क्स
2714. डा. के.वी.पी. रामचन्द्र राव : 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि पोलावरम हेड वर्क्स, राइट एंड लेफ्ट मेन कैनल वर्क्स, राइट एण्ड लेफ्ट मुख्य नहर के कार्यों का निष्पादन कर रही, ठेका एजेंसियां आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों पर आधारित परियोजना में लगने वाले श्रम, मशीनरी और अन्य सामग्री घटकों पर मूल्य भिन्नता का दावा कर रही हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
क्या सरकार इन दावों को स्वीकार कर रही है; और 
(ग) 
ठेका एजेंसियों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान पोलावरम कार्य के विभिन्न शीर्षों के अधीन मूल्य भिन्नता की वजह से कितनी धनराशि का दावा किया गया है और अभी तक सरकार द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (ग) पोलावरम परियोजना भारत सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पोलावरम परियोजना निर्माण कार्यों में हेडवर्क्स, बाईं मुख्य नहर और दाईं मुख्य नहर का निर्माण शामिल है। विभिन्न अभिकरणों को सौंपा गया परियोजना निर्माण कार्य 22 पैकेजों (हेडवर्क्स-7 पैकेज, बाईं मुख्य नहर- 8 पैकेज और दाईं मुख्य नहर- 7 पैकेज) में विभाजित हैं।
आंध्र प्रदेश सरकार ने परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए दिनांक 23.02.2015 को जीओ एमएस सं. 22 और दिनांक 12.06.2015 का जीओ एमएस सं. 63 के रूप में दो आदेश जारी किये हैं। जिनमें आंध्र प्रदेश, जल संसाधन विभाग में कार्य कर रहे अभिकरणों को कुछ वित्तीय सहायता की अनुमति दी गई है ताकि लंबे समय से लंबित पड़े शेष निर्माण कार्यों को फिर से शुरू किया जा सके। इन सरकारी आदेशों के अनुसार 01.04.2013 से जनशक्ति और अन्य सामग्रियों के लिए मूल्य में अंतर की अनुमति दी गई थी। 
परियोजना प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभिकरणों को समझौते की दरों और ईपीसी संविदा शर्तों के अनुसार, किए गए कार्य के हिस्से के लिए भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सीमेंट, स्टील और ईंधन तथा श्रम शक्ति के बढ़े हुए मूल्यों के लिए भी पिछले तीन वर्षों में पोलावरम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्यों के विभिन्न शीर्षों के तहत, सरकारी आदेश 22 और 63 के अनुसार, अभिकरणों को 331.3559 करोड़ रु. का भुगतान किया था। 
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